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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना । 


. 


मुंबई , 4 नवम्बर , 2003 
सं. टीएएमपी /98 / 2002 - केपीटी .--- महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 49 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का .. 
प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा कांडला में नमक के उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढांचे में . 
संशोधन करने के लिए कांडला पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित प्रकरण को , संलग्न आदेशानुसार , बन्द करता है । 

अनुसूची 

प्रकरण सं . टीएएमपी/ 98/ 2002- केपीटी 
कांडला पत्तन न्यास ( केपीटी) 

आवेदक 
आदेश 
( अक्तूबर , 2003 के 22वें दिन पारित ) 


यह प्रकरण कांडला में नमक के उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढाँचे में संशोधन करने के संबंध में 
कांडला पत्तन न्यास ( केपीटी ) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है । 
2. यहां यह दोहराना प्रासंगिक होगा कि नमक उत्पादन के प्रयोजन के लिए पट्टे पर दिए गए अपने भूखंड की वर्तमान दरों में 
100 % वृद्धि करने के लिए केपीटी ने नवम्बर, 2002 में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । इस प्राधिकरण ने अपने आदेश सं . टीएएमपी /120 / 2000 
दिनांक 9 अगस्त , 2001 द्वारा इस प्रस्ताव का निपटान कर दिया था 24 अगस्त, 2001 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था । 
उक्त आदेश में , इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित दर प्राप्त करने के लिए केपीटी द्वारा अपनाए गए मार्ग पर कुछ टिप्पणियाँ की थीं और नमक 
भूखंड के लिए पट्टे किराये में वृद्धि करने के केपीटी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया था । इस निर्णय तक पहुंचने के लिए 
मुख्य कारणों में से एक , विभाग में उन दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि कच्छ क्षेत्र पिछले चार वर्षों में चक्रवाती तूफानों , भूकंप और 
सूखे से ग्रस्त रहा था , गांधीधाम कस्बे में भूमि किराया की समीक्षा से संबंधित मामले को रोके रखना था । इसलिए, यह महसूस किया गया था 
कि जब अन्य भूखंड मामले पुनर्विचार के लिए तैयार हों तभी किरायों में संशोधन के लिए नमक भूखंड मामले पर कार्यवाही करना केपीटी के 
लिए अधिक उपयुक्त और व्यवहार्य होगा । केपीटी को , अन्य भूखंड मामलों के साथ यह प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत करने का निर्णय लिए जाने के 
समय वृद्धि के परिकलन संबंधी विभिन्न अन्य बिन्दुओं पर विचार करने की सलाह दी गई थी । 
3. इस परिप्रेक्ष्य में , केपीटी ने अब इस प्राधिकरण से अपने नवम्बर, 2000 के प्रस्ताव पर पुनः कार्यवाही करने और उस प्रस्ताव पर 
दिनांक 9 अगस्त , 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । केपीटी ने उल्लेख किया है कि केपीटी के न्यासी 
बोर्ड द्वारा 20 अक्तूबर , 2002 के अपने संकल्प द्वारा संशोधित पट्टाकिराये की दर पर 26 पट्टाधारकों के पक्ष में नमक भूखंड के पट्टों के 
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नवीकरण के लिए पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र सं . पीटी -17011/77 / 97 -पीटी दिनांक 5 जुलाई , 2002 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया 
है । सरकार ने केपीटी को इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 9 अगस्त, 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने और नमक उत्पादन के प्रयोजन 
से पट्टे पर दिए गए भूखंड के दर ढाँचे में , इस आधार पर जुलाई , 1999 से संशोधन करने संबंधी अपने प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए इस 
प्राधिकरण के पास जाने की सलाह भी दी है कि नमक के खेत वाले भूखंड भूकम्प से प्रभावित नहीं हुए थे। हालांकि , सरकार द्वारा 26 नमक 
भूखंडों के मामले में पट्टाकिराया अनुमोदित किया गया है परंतु नमक भूखंड के पट्टे के मामले में संशोधित दरों के लिए इस प्राधिकरण के 
अनुमोदन के अभाव में , नए पट्टा अनुबन्ध निष्पादित नहीं किए जा सके । केपीटी ने यह यह सिद्ध करने के लिए नमक उत्पादन और नमक 
निर्यात के सांख्यिकी ब्योरे भी प्रस्तुत किए है कि पिछले चार वर्षों के दौरान कच्छ क्षेत्र को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाओं का नमक 
भूखंड पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इसके अलावा, इसने सूचित किया है कि उसने पिछले पाँच वर्षों के दौरान सड़क तंत्र का विकास 
करने के लिए, जिससे नमक भूखंडों को उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं में वृद्धि हुई है, लगभग 30.42 करोड़ रुपए व्यय किए हैं । .. 
4 . अपनाई गई परामर्शी प्रक्रियानुसार , केपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ताओं की प्रतिनिधि संस्थाओं को उनकी टिप्पणियों के लिए 
परिचालित किया गया था । अपनी टिप्पणियों में , गांधीधाम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री और कच्छ लघु नमक उत्पादक संघ ने इस 
प्रस्ताव का विरोध किया है और पट्टे किराये में किसी वृद्धि संशोधन को प्रभावित नहीं करने का अनुरोध किया है । 
5. 1. इस प्रकरण की संयुक्त सुनवाई 10 जून , 2003 को गांधीधाम में केपीटी परिसर में हुई थी । इस संयुक्त सुनवाई में , इस प्राधिकरण 
के अध्यक्ष ने निम्नलिखित बातें उठाई थीं और केपीटी को उनपर अतिरिक्त सूचना / स्पष्टीकरण देने की सलाह दी गई थी : 
(i) प्राधिकरण ने इस संबंध में पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 9- 8- 2001 को जारी किया था । आदेश के प्रवर्ती भाग (पैरा 5) में , 

विभिन्न मुद्दे उठाए गए हैं , परंतु वर्तमान प्रस्ताव में ऐसे मुद्दों को नहीं उठाया गया है । यदि वर्तमान प्रस्ताव पर विचार किया 
जाता है तो पैरा 5 में उल्लिखित सभी बातों का जवाब देना होगा । उदाहरणार्थ, पैरा 5 (i) में , यह उल्लेख किया गया है 
कि जब तक पुराने पट्टा अनुबन्ध की दरों में संशोधन नहीं किया जाता इसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता । 
हालांकि प्राधिकरण प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है , फिर भी प्राधिकरण जानना चाहता है कि पत्तन इस भूमि पर प्रशासन 
करना चाहेगा और क्या भविष्य में इस भूखंड के पत्तन द्वारा उपयोग करने अथवा किसी पत्तन संबंधी अन्य उपयोग के 

लिए जरूरत पड़ने की संभावना है । 
(iii) इस प्रस्ताव में , पाँच ऐसे पट्टे हैं जिनकी पट्टा अवधि बढ़ाने हेतु कोई सिफारिश नहीं की गई है शायद इसलिए कि वे 

चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने संबंधी शतों को पूरा नहीं करते । पत्तन या तो हमें चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने के 
प्रावधानों की अधुनातन स्थिति के बारे में जानकारी अथवा यह बताए कि चक्रवात से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पत्तन 
द्वारा क्या उपाय किए जाएंगे । यह भी स्पष्ट किया जाए कि जब कभी उनके पट्टे का नवीकरण किया जाएगा तब 

किराया प्रचलित दरों के अनुसार पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूल किया जाएगा अथवा नहीं ? 
(iv ) ( क) . 

इस प्रस्ताव से यह भी स्पष्ट नहीं है कि पत्तन द्वारा इन नमक के खेत वाले भूखंडों को अधिग्रहीत करने के 
लिए वास्तव में कितना निवेश किया गया है । यह विदित है कि इन भूखंडों में से कुछ भूखंड विधिक 
कार्यवाहियों के माध्यम से अधिग्रहीत किए गए थे और कुछ सरकार से स्थानांतरित हुए थे। वास्तविक सूचना 

केपीटी द्वारा दी जा सकती है । 
( ख). यह अनुमान लगाया गया है कि इस भूखंड के अन्दर किसी सुविधा में सुधार करने के लिए केपीटी द्वारा और 

अधिक निवेश नहीं किया गया था । इसकी पुष्टि की जाए । 
अनुमानतः, प्रस्ताव में उल्लिखित भूखंडों से लगते हुए भारत सरकार अथवा गुजरात सरकार के नमक के खेत भी होंगे । 
इन भूखंडों के लिए दर ढाँचा क्या है? यह मानते हुए कि प्रस्तावित दरें जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगी , केपीटी की 
प्रस्तावित दरों की तुलना में वे कैसी हैं ? 
आज हुई संयुक्त सुनवाई के दौरान , कांडला पत्तन न्यास के अध्यक्ष ने वर्तमान पट्टाधारकों के बारे में कुछ सूचनाएँ दी 
थीं । विवरण में उल्लिखित पट्टों की वैधता संबंधी सूचना को सत्यापित और अद्यतन किया जाए । इसकी भी जाँच की 
जाए कि क्या पट्टा किराये में संशोधन करने के लिए पट्टा अनुबन्ध में प्रावधान है । विशिष्ट धारा के अभाव में दरें 
संशोधित करने पर कानूनी निहितार्थ भी स्पष्ट किए जाएं । यह सूचना देते समय, सम्मिलित क्षेत्र आदि भी दिए जाएं और 
यह स्पष्ट किया जाए कि इन भूखंडों के लिए अभी तक पट्टे किराये में कोई संशोधन किया गया है अथवा नहीं ? . 
केपीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली उप - समिति ने बताया है कि नमक भूखंड के बारे में कोई बिक्री लेनदेन नहीं हुआ 
है । यह अनुमान लगाया जाता है कि पट्टा विलेख के अनुसार बिक्री लेनदेनों की अनुमति नहीं दी गई थी । यदि ऐसा है 

तो यह स्पष्ट किया जाए कि किस प्रकार के लेनदेन निर्दिष्ट किए जा रहे हैं ?.. . . . . . 
( vii) ( क). वर्ष 1994 में दरें संशोधित करने का आधार उपलब्ध नहीं कराया गया था । वर्ष 1999 में नई दरें प्रस्तावित 

करने का आधार भी स्पष्ट करें । 
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भारत का 


स्त्र : असाधारण 


(ix ) 


( ख). वर्ष 1994 से पहले , दरें कथित रूप से वर्ष 1974 में निर्धारित की गई थीं । इस बात की पुष्टि की जाए और 

वर्ष 1974 में प्रचलित और वर्ष 1994 में संशोधित दरें भी उपलब्ध कराई जाएं । 
___ पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए पत्र सं. पीटी -17011 /77/ 97 - पीटी दिनांक 5 जुलाई , 2002 के पैरा 1 ( ग) 
के अधीन उल्लिखित शर्त निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करती है : 

"100 एकड़ से अधिक भूखंड 1- 8- 2000 से 31- 3- 2004 तक की अवधि के लिए रु0 130/ - प्रति एकड़ 
प्रति वर्ष की दर से 5 % की ( संयोजनीय) दर से वृद्धि के साथ इस शर्त के अधीन कि केपीटी, प्राधिकरण द्वारा 
प्रकरण सं. टीएएमपी/ 120/ 2000- केपीटी में 9 अगस्त , 2001 को पारित आदेश की समीक्षा करने के लिए 

और नमक उत्पादन के प्रयोजन से पट्टे पर दिए गए भूखंड की जुलाई 1999 से प्रभावी दर संरचना के , 
संशोधन से संबंधित प्रस्ताव को , सभी 26 पट्टाधारकों से यह वचनपत्र लेते हुए कि वे जुलाई , 1999 से नमक 
के खेतों वाली भूमि के लिए प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरों या निर्धारित दरों का भुगतान करने के लिए सहमत 
है , इस आधार पर कि नमक के खेतों वाली भूमि भूकंप से प्रभावित नहीं हुई थी , अनुमोदन प्रदान करने के लिए 
प्राधिकरण से सम्पर्क करेगा । " 


पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाए । 


इस बात की पुष्टि भी की जाए कि भूकम्प के दौरान नमक के खेत वाले भूखंड के किसी ढाँचे को नुकसान 
नहीं हुआ था और पट्टा धारकों को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा था । 


5.2 . केपीटी प्राधिकरण द्वारा उठाए गए प्रश्नों और संबंधित उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए समय चाहता था । 
केपीटी संबंधित उपयोगकर्ताओं से आगे और बातचीत करने और संशोधित प्रस्ताव अथवा तदर्थ दरों का प्रस्ताव, यदि आवश्यक हो , 31 
जुलाई, 2003 तक प्रस्तुत करने के लिए सहमत था । 
5. 3. केपीटी ने अपने संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए 29 जुलाई, 2003 को समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया । अनुरोध 
स्तीकार किया गया था और 30 सितम्बर, 2003 तक का और समय दिया गया था ! केपीटी ने 29 सितम्बर , 2003 को दोबारा सूचित किया 
कि यह मामला उसके द्वारा गठित उप- समिति के सक्रिय विचाराधीन हैं और उप - समिति को संशोधित प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में कुछ और 
समय लगेगा । 
6. यह प्रकरण इस प्राधिकरण के समक्ष 9 माह से अधिक समय से लंबित है । इसके अलावा, केपीटी इस प्राधिकरण और 
उपयोगकर्ताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों की बृहत जाँच करने के पश्चात अपना मूल प्रस्ताव संशोधित करने के लिए सहमत है । इस 
परिप्रेक्ष्य में , जब पत्तन स्वयं अपने प्रारंभिक प्रस्ताव को संशोधित करना चाहता है तो केपीटी के मूल प्रस्ताव, जोकि प्रशुल्क प्रकरण के रूप में 
पंजीकृत है, को अनिश्चित समय तक जारी रखने का कोई प्रयोजन नहीं है । इसलिए, इस प्रकरण को , वापस लिया गया मानकर , बन्द किया 
जाता है । जब केपीटी का संशोधित प्रस्ताव आएगा तब इसपर सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए विचार किया जाएगा । केपीटी 
को अपना संशोधित प्रस्ताव , इस प्राधिकरण द्वारा अपने दिनांक 9 अगस्त , 2001 के पत्र में की गई टिप्पणियों और 10 जून, 2003 को हुई 
संयुक्त सुनवाई में प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर तैयार करने की सलाह दी जाती है । 


... . अ. ल. बोंगिरवार , अध्यक्ष 
[विज्ञापन IIV /143/2003 / असा० ] 
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TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 


. 


Mumbai, the 4th November , 2003 
No TAMP/98 /2002-KPT - In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trust Act, 1963 
(38 of 1963) , the Tariff Authority for Major Ports hereby closes the case relating the proposal of the Kandla Port Trust 

regarding revision of the rate structure for the land leased out for the purpose of saltmanufacture at Kandla as in the Order 
. appended hereto . 
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SCHEDULE 


Case No. TAMP/ 98 /2002 -KPT 


The Kandla Port Trust 


Applicant 


OR DE R 
(Passed on this 22nd day of October 2003) . 


This case relates to a proposal received from the Kandla Port Trust (KPT) 
regarding revision of the rate structure for the land leased out for the purpose of salt 
manufacture at Kandla . 


It may be relevant here to recall that the KPT had earlier submitted a 
proposal in November 2000 for an upward revision of 100 % of the existing rates for its 
lands leased out for the purpose of salt manufacture . This proposal was disposed of by 
this Authority vide its Order No. TAMP /120 /2000 dated 9 August 2001 which was notified 
in the Gazette of India on 24 August 2001. In the said Order, this Authority made various 
observations on the approach adopted by the KPT to arrive at the proposed rate and 
decided not to accept the proposal of the KPT for upward increase in the leased rental for 
the salt land . One of the main considerations leading to this decision was the KPT s 
approach of putting on hold the matter relating to revision of land rentals in the 
Gandhidham Township area bearing in mind the unfortunate facts that the Kutch area was 
hit by cyclone , earthquake and drought in the previous four years. It was , therefore , felt 
that it would be more appropriate and equitable for the KPT to take up the case of salt 
lands for the revision of rentals only when the other land cases were found to be ready for 
re - consideration . The KPT was advised to take into account the various other points about 
the computation of escalation , etc whenever it decided to revive this proposal alongwith 
other land matters . 


. 


.. 


3 . 

In this . backdrop , the KPT has now come up with the proposal for 
consideration requesting this Authority to revive its proposal of November 2000 and review 
the Order dated 9 August 2001 passed thereon . The KPT has pointed out that the Ministry 
of Shipping vide its letter No. PT - 17011/77 / 97 -PT dated 5 July 2002 has accorded 
approval for renewal of lease of salt lands in favour of 26 lessees at the rate of leased rent 
revised by the Board of Trustees of the KPT vide its resolution of 20 October 2000 . The 
Government has also advised the KPT to approach this Authority to review its Order 
passed on 9 August 2001 and approve its proposal regarding revision of the rate structure 
for lands leased out for the purpose of salt manufacture w . e .f, July 1999 on the ground that 
the Salt Pan Lands were not effected by the earthquake, Even though the rental of lease 
in respect of 26 salt lands has been approved by the Government, new lease agreements 
could reportedly not be executed for want of the approval of this Authority to the revised 
rates in respect of lease of salt lands. The KPT has also fumished statistical details about 
the salt production and salt export from Kandla to argue that the salt lands did not suffer in 
adverse impact due to the natural calamities which had hit the Kutch region during the last 
four years . Further , it has indicated that an experiditure of around Rs. 30 .42 crores had 
been incurred by it during the past five years in developing the road network which has 
enhanced the facilities and services available to the salt lands . 


In accordance with the consultation procedure adopted , the proposal of the 
KPT was circulated to the concerned representative bodies of users for their comments . In 
their comments , the Gandhidham Chamber of Commerce and Industry and the Kutch 
Small Scale Salt Manufacturers Association have opposed to the proposal and requested 
for not effecting any upward revision for the leased rental. 
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भारत का नाम : अाधारण 
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LUALAN 


5 . 1 . 


A joint hearing in this case was held on 10 June 2003 at the KPT premises 
in Gandhidham . At the joint hearing , the Chairman of this Authority flagged the following 
points and advised the KPT to furnish additional information / clarifications on them : 


The TAMP had earlier issued Orders in this regard on 9.8 .2001. In the 
operative part (para 5 ) of the Order , various issues have been raised , but 
such issues are not addressed in the instant proposal. If the present 
proposal is to be considered , all the points as mentioned in para 5 will have 
to be replied . For example , in para 5 (i), it has been mentioned that unless 
the old Lease Agreements provide for alterations in rates , it cannot be said 
to be valid in law . 


(ii). 


Although the TAMP is not directly concerned , the TAMP would like to know 
whether the Port would like to administer this land and whether there is any 
possibility that in future this land will be required either for Port use or for 
any Port - related use . 


In the proposal, there are five leases . for which no recommendation on 
extension of lease tenure has been made , probably on the ground that they 
have not fulfilled the conditions regarding the Cyclone Shelters. The Port 
should either give us the latest status on the provision of Cyclone Shelters 
or tell us what step will be taken by the Port to provide the Cycione 
Shelters . It is also to be clarified that whenever their lease is to be 
renewed, whether the rent is recoverable as per the prevailing rates with 
retrospective effect or not ? 


(iv ). 


(a ). 


From the proposal it is not clear as to what is the actual investment 
made by the Port for acquiring these Salt Pan lands. It is 
understood that some of these lands were acquired through legal 
proceedings and same were transferred from the Government. 
Factual information may be given by the KPT. 


(b ). 


It is presumed that no further investment for improving any facilities 
inside this land wasmade by the KPT. This may be confirmed . 


Presumably, there are Salt Pans belonging to the Govemment of India or 
the Govt . of Gujarat adjoining the lands mentioned in the proposal. What is 
the rate structure for these lands ? How do they compare with the proposed 
rates af KPT, assuming the proposed rates are to be effective from July , 
1999 ? 


(vi). 


During the joint hearing today, the Chairman , Kandla Port Trust gave some 
information about the existing lease holders . The information about validity 
of the leases mentioned in the statementmay be verified and updated . It 
may be examined whether Lease Agreement provided for Revision of 
Lease Rent. The legal implications of revising rates in absence of specific 
clause may be brought out clearly . While giving this information , the areas 
involved , etc . should be given , and it should be clarified as to whether any 
revision of the lease rent has been made so far for these lands . 


(vii). 


The Sub -Committee headed by the Chairman , KPT has brought out that no 
sale transactions of the salt land have taken place. It is presumed that as 
per lease deed sale transactions were not permitted . If so , it may therefore , 
be clarified as to what type of transactions are being referred ? 
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(viii). 


(a ). 


The basis on which the rates were revised in 1994 was not made 
available . The basis for proposing the new rates in 1999 may be 
explained . 


(b ). 


Prior to 1994 , the rates were reportedly fixed in 1974 . This may be 
confirmed and the rates which were prevailing in 1974 and then 
revised in 1994 may be provided . 


(ix ). 


The condition laid down under Para 1 (C ) of the letter NO.PT - 17011/77 /97 
PT dated the 5th July , 2002 issued by the Ministry of Shipping , specifies as 
follows: 


" Above 100 acres of salt land @ Rs. 130 /- per acre per annum with 
an escalation @ 5 % (compoundable ) for the period from 1.8 .2000 to 
31.3. 2004 subject to condition that KPT will again approach TAMP 
to review their order passed on the gh day of August, 2001 in case 
NO . TAMP / 120 / 2000 -KPT and to approve KPT s proposal regarding 
revision of the rate structure for its land leased out for the purpose 
of salt manufacture effective from July, 1999 on the ground that 
Salt Pan Lands were not affected by the earthquake, after taking an 
undertaking from all 26 lessees that they agree to pay these 
revised rates or the rates to be fixed by TAMP for the salt pan land 
w .ef. July , 1999." 


The conditions prescribed in the Shipping s Ministry s letter may be 
complied . 


It should also be confirmed that during the earthquake there was no 
damage to any of the structures in the Salt Pan Land and the Lease 
Holders did not suffer any loss. 


5 . 2 . 

The KPT wanted time to reply to the queries raised by the TAMP and 
issues raised by the concerned users . The KPT agreed to hold further discussions with 
the concerned users and submit a revised proposal or proposal for adhoc rates , if 
necessary , by 31 July 2003 . 


5 . 3 . 


On 29 July 2003, the KPT requested extension of time for finalising its 
revised proposal. The requestwas allowed and further time upto 30 September 2003 was 
granted . Again , on 29 September 2003 , the KPT informed that the matter is under active 
consideration of a Sub - committee constituted by it and it will take some more time for 
finalisation of the revised proposal. 


. This case is pending before this Authority for more than 9 months now . 
Further, the KPT has agreed to revise its original proposal after comprehensively 
examining the various issues raised by this Authority and the users . In this backdrop , it 
serves no purpose to keep the original proposal of the KPT, which is registered as a tariff 
case , open indefinitely when the port itself wants to revise the initial proposal. This case is, 
therefore , closed as withdrawri. When the KPT comes up with a revised proposal, it will be 
taken up for consideration following the usual consultation process . The KPT is advised to 
formulate its revised proposal based on the observations made by this Authority in its 
Order dated 9 August 2001 and the issues flagged by the Chairman ( TAMP ) at the joint 
hearing held on 10 June 2003 . 

A . L . BONGIRWAR , Chairman 
(ADVT. 1II/ IV / 143/ 2003/Exty.] 
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